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इस्लामाबाद में SCO बैठक: बहुपक्षीय भागीदारी का अलग
अर्थ

समाचार संदर्भ: 27–30 सितंबर 2026 की SCO बैठक | क्षेत्रीय सहयोग • कू टनीति | GS-II

प्रतिद्वंद्वी देश में किसी बहुपक्षीय बैठक में जाना और उसके  साथ द्विपक्षीय वार्ता बहाल करना अलग बातें हैं। भारत की भागीदारी का

विश्लेषण इसी अंतर से शुरू होना चाहिए।

खबरों में क्यों

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के  सचिवालय की 2 अक्टूबर की विज्ञप्ति के  अनुसार पाकिस्तान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समन्वयकों

की परिषद की पहली बैठक इस्लामाबाद में 27–30 सितंबर 2026 को हुई। समकालीन रिपोर्टों में औपचारिक बैठकों की अवधि

28–30 सितंबर बताई गई है। भारत का प्रतिनिधिमंडल उसके  SCO राष्ट्रीय समन्वयक और विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव

आलोक डिमरी के  नेतृत्व में गया। यह न प्रधानमंत्री की यात्रा थी, न विदेश मंत्री की।

राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद क्या करती है?

यह सदस्य देशों के  बीच संगठन के  कामकाज और कार्यक्रमों के  समन्वय का मंच है। इसकी बैठक को राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के

शिखर सम्मेलन के  बराबर नहीं मानना चाहिए। स्तर और कार्यसूची समझे बिना यात्रा का राजनीतिक अर्थ बढ़ा-चढ़ाकर निकल

सकता है।

मुख्य तथ्य

बैठक का वास्तविक संदर्भ: पाकिस्तान ने 2026–27 की अध्यक्षता की योजना प्रस्तुत की। चर्चा में संगठन का कामकाज, दुशांबे

में होने वाली शासनाध्यक्ष परिषद की अगली बैठक की तैयारी तथा अन्य सहयोग कार्यक्रम शामिल थे।

भारत की भागीदारी: भारतीय राष्ट्रीय समन्वयक ने क्षेत्रीय संपर्क , पारगमन और व्यापार का उल्लेख किया। चर्चा का उल्लेख किसी

नए व्यापार समझौते, खुले पारगमन मार्ग या विवाद के  समाधान का प्रमाण नहीं है।

आधिकारिक विवरण की सीमा: सचिवालय ने प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों की पाकिस्तान के  उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से

मुलाकात का उल्लेख किया। इससे अलग भारत–पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत या संबंध सामान्य होने की घोषणा सिद्ध नहीं होती।

बहुपक्षीय मंच पर मौजूदगी क्यों महत्वपूर्ण?

कार्यसूची में भागीदारी: सदस्य देश संगठन की प्राथमिकताओं पर अपनी बात रख सकते हैं। अनुपस्थित रहने और उपस्थित होकर

असहमति व्यक्त करने के  परिणाम अलग हो सकते हैं।

संपर्क  की उपयोगिता: व्यापार और पारगमन की संभावनाएँ वास्तविक भौगोलिक पहुँच, सुरक्षा और देशों की सहमति पर निर्भर

हैं। मंच पर चर्चा इन व्यावहारिक बाधाओं को स्वतः समाप्त नहीं करती।

संदेश की स्पष्टता: सीमित संस्थागत भागीदारी को पूर्ण राजनीतिक सहमति के  रूप में प्रस्तुत न किया जाए। अलग-अलग बैठकों

और रिश्तों का उद्देश्य स्पष्ट रखना कू टनीति का हिस्सा है।
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विश्लेषण और आगे की राह

भारत के  लिए बहुपक्षीय मंच क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति रखने और सहयोग के  विकल्प खुले रखने का साधन हैं। साथ ही, सुरक्षा

तथा संप्रभुता की चिंताओं को बनाए रखना जरूरी है। किसी यात्रा की सफलता के वल तस्वीर या उपस्थिति से न मापें; देखें कि किस

स्तर पर चर्चा हुई, क्या साझा निर्णय दर्ज हुआ और उसके  पालन की प्रक्रिया क्या है। भावी उच्चस्तरीय यात्रा को इस बैठक से

निश्चित नहीं मानना चाहिए। राष्ट्रीय समन्वयक की भागीदारी और संभावित निमंत्रण से प्रधानमंत्री की यात्रा की पुष्टि नहीं होती।

संस्थागत संवाद, द्विपक्षीय वार्ता और वास्तविक नीतिगत बदलाव को अलग रखकर ही संतुलित निष्कर्ष निकलेगा।

अवधारणा में अंतर

बहुपक्षीय बैठक में उपस्थिति, किसी विषय पर सहमति और द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव अलग परिणाम हैं। एक को दूसरे का प्रमाण

नहीं मानें।

मेंस दृष्टि

GS-II में क्षेत्रीय संगठन और भारत की विदेश नीति। उत्तर में भागीदारी के  लाभ के  साथ सीमाएँ, सुरक्षा की चिंताएँ और परिणाम के

प्रमाण जोड़ें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

क्या बहुपक्षीय संस्थाओं में भागीदारी को द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति से पूरी तरह अलग रखा जा सकता है? भारत के

क्षेत्रीय हितों के  संदर्भ में विवेचना कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: बहुपक्षीय भागीदारी और द्विपक्षीय संबंध अलग उद्देश्य रखते हैं, पर क्षेत्रीय सुरक्षा व राजनीतिक तनाव के  कारण पूरी

तरह असंबद्ध नहीं हैं। भारत के  लिए संस्थागत संवाद बनाए रखना अपने आप द्विपक्षीय संबंध सामान्य होने का संके त नहीं है।

मुख्य भाग में: SCO जैसे मंच पर उपस्थिति से कार्यसूची में अपनी बात रखने और सहयोग के  विकल्प खुले रखने का लाभ

समझाएँ। व्यापार, संपर्क  और पारगमन पर चर्चा उपयोगी है, लेकिन भौगोलिक पहुँच, सुरक्षा, संप्रभुता तथा देशों की सहमति की

बाधाएँ बनी रहती हैं। राष्ट्रीय समन्वयक की बैठक को शिखर सम्मेलन, नए समझौते या द्विपक्षीय वार्ता की बहाली न मानें। सीमित

भागीदारी का उद्देश्य स्पष्ट बताना गलत राजनीतिक संके त से बचाता है।

निष्कर्ष में: पूर्ण अलगाव या हर उपस्थिति को राजनीतिक सहमति मानने के  बजाय मुद्दा-आधारित भागीदारी सुझाएँ। सफलता को

प्रतिनिधित्व के  स्तर, दर्ज साझा निर्णय और पालन की प्रक्रिया से परखें; भविष्य की उच्चस्तरीय यात्रा या संबंध-सुधार की पुष्टि

अलग प्रमाण से हो।

स्रोत

SCO सचिवालय: बैठक और कार्यसूची की आधिकारिक विज्ञप्ति, 2 अक्टूबर 2026

भारतीय प्रतिनिधित्व तथा औपचारिक बैठक अवधि की रिपोर्ट

संपर्क , पारगमन और व्यापार पर भारतीय समन्वयक का वक्तव्य

https://eng.sectsco.org/20261002/2544599.html
https://indianexpress.com/article/india/india-pakistan-sco-meeting-islamabad-10898275/
https://indianexpress.com/article/india/in-islamabad-indian-official-flags-regional-connectivity-transit-trade-10901431/
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याद रखें: समन्वयकों की SCO बैठक में भागीदारी को द्विपक्षीय वार्ता की बहाली या शिखर यात्रा की पुष्टि न मानें।


